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02 अगस्त, 2021 को उत्तर के ललए 
 

टी.एम.टी. बारों का उत्पादन 
 
2132. श्री पी. रविन्द्रनाथ: 
 
 क्या इस्पात मतं्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 
 
(क) सरकार द्वारा कोववड-19 वशै्ववक महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के आलोक में इस्पात 

उद्योग को बनाए रखने के ललए क्या उपाय ककए गए हैं; 
(ख) क्या थमो मेकेननकल ट्रीटेड (टी.एम.टी.) बार के उन घरेल ू ननमााताओं को ववत्तीय और अन्य 

राहत देने का कोई प्रस्ताव है, जो ववशषे रूप से ननमााण क्षते्र में कीमतों में हाललया भारी उछाल 
को ननयतं्रत्रत करने के ललए उपयोग ककए जात ेहैं; और 

(ग) यदद हााँ, तो तत्सबंधंी ब्यौरा क्या है? 
उत्तर 

 
इस्पात मतं्री            (श्री राम चन्द्र प्रसाद लसहं) 
 
(क): सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ननम्नललखखत शालमल हैं:- 
 

(i) इस्पात मतं्रालय ने ददनांक 24.03.2020 के अधा-शासकीय पत्र के द्वारा राज्य सरकार के सभी 
मखु्य सचिवों से अनरुोध ककया है कक इस्पात सयंतं्रों के प्रिालन पर प्रनतबधं न लगाया जाए 
(आईएसपी के साथ-साथ द्ववतीयक इस्पात, दोनों)। 

(ii) दहतधारकों द्वारा अप्रलै-मई 2020 के दौरान हुई उनकी बठैकों में उठे मदु्दे ववलभन्न मतं्रालयों जसै े
कोयला मतं्रालय, वाखणज्य ववभाग, उपभोक्ता काया ववभाग, रेल मतं्रालय, खान मतं्रालय, पयाावरण, 
वन और जलवाय ुपररवतान मतं्रालय और सड़क पररवहन और राजमागा मतं्रालय के साथ उठाए 
गए। 

(iii) इस्पात क्षते्र द्वारा उठाए गए कुछ मदु्दों को एसएमई जैसी अनतसवंेदनशील फमों के ललए कर भार 
को कम करना, एनपीए प्रनतमानक की ररयायत, लघ ु व्यवसायों के ललए त्रबजली शलु्क जैसे 



ननयत शलु्कों में छूट, सतत प्रिालन सनुनश्वित करने हेत ु लाइसेंस/अनुमोदन/एनओसी की 
ववचधमान्यता को 6 महीने के ललए बढाना, रॉयल्टी सदहत खनन देय रालश का ववलतं्रबत भगुतान, 
लॉकडाउन के दौरान देय वेतन पर जीएसटी के्रडडट/छूट, एएसआईसी/ईपीएफ भगुतान ररयायत 
आदद, जैसी सरकारी पहलों द्वारा अवगत ककए गए। 

(iv) राष्ट्ट्रीय अवसरंिना पाइपलाइन (एनआईपी), सभी के ललए आवास, जल जीवन लमशन, भारतमाला 
पररयोजना, सागरमाला पररयोजना, समवपात फे्रट कॉररडोर का ननमााण एव ंउड़ान पहल आदद जैसी 
योजनाओं की उद्घोषणा, श्जससे आने वाले वषों में अनतररक्त मााँग को बढावा लमलेगा। 

(v) ववत्त वषा 2021-22 की बजट उद्घोषणा में स्कै्रप और सीआरजीओ पर सीमा शलु्क को घटा 
ददया गया है, श्जससे आग ेद्ववतीयक इस्पात सयंतं्रों सदहत इस्पात क्षेत्र को लाभ प्रात त होगा। 

(vi) सरकार ने उत्पादन सबंद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत 6322 करोड़ रुपये के 5 वषीय 
ववत्तीय पररव्यय के साथ ‘ववशषे इस्पात’ के समावेशन की मजंूरी दी है, श्जससे इस्पात क्षेत्र में 
पूाँजी ननवेश की तरफ रुझान और तकनीकी उन्नयन को बढावा देकर देश में ही ‘ववशषे इस्पात’ 
के ववननमााण को प्रोत्साहन लमले। 

 

(ख) और (ग): इस्पात एक ननयतं्रणमकु्त क्षेत्र है, जहााँ मलू्य वशै्ववक बाजार की श्स्थनतयों, कच्ि ेमाल के 
मलू्य के रुझानों, लॉश्जश्स्टक लागत, त्रबजली एव ं ईंधन की लागत आदद पर ननभार करत े हैं। केन्रीय 
बजट 2021-22 में इस्पात स्कै्रप पर आयात शलु्क (पहले 2.5%) पर 31 मािा, 2022 की अवचध तक 
छूट प्रदान की गई है। 

**** 
 


